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अतारांककत प्रश्न संख्या  282 
क्जसका उत् तर 08 ददसंबर, 2022 को ददया जाना है। 

..... 
कृष् णा नदी जल की साझेदारी 

282. श्री उत् तम कुमार रेड्डी:   
 

क्या जल शक्तत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 

(क) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ककतनी मात्रा में कृष् णा नदी के पानी का आवंटन ककया 
गया है; 

(ख) क् या मंत्रालय ने अततररक् त पानी तनकाले जाने के दावों की जांच की है और यदद हां, 
तो तत् संबंधी ब् यौरा क् या है और उक् त जांच के क् या तनष् कर्ष रहे हैं;   

(ग) यदद नही,ं तो इसके क् या कारण हैं; 
(घ) क् या कृष् णा नदी प्रबंधन बोर्ष (केआरएमबी) से मंजूरी प्राप् त ककए बबना पनबबजली 

उत् पादन के ललए उपयोग ककए जाने के ललए नदी से पानी तनकाला गया था और यदद 
हां, तो तत् संबंधी ब् यौरा क् या है और ककस राज् य ने ऐसा ककया है और बबना मंजूरी प्राप् त 
ककए नदी से ककतनी मात्रा में पानी तनकाला गया है; 

(ङ) क् या मंत्रालय ने उल् लंघन करने वाली पाटी के खखलाफ कोई कारषवाई शुरू की है और 
यदद हां, तो तत् संबंधी ब् यौरा क् या है; और 

(च) नदी के पानी के आवंटन पर अंततम तनणषय लेने हेतु प्रकिया का ब् यौरा और स्थथतत 
क् या है और इस संबंध में कब तक अंततम तनणषय ललए जाने की संभावना है? 

उत्तर 
जल शक्तत राज्य मंत्री (श्री बबश्िेश्िर टूडू) 
(क): कृष्णा जल वववाद अधधकरण (केर्ब्ल्यूर्ीटी-I) ने मई, 1976 के आईएसआरर्ब्ल्यूर्ी 
अधधतनयम, 1956 की धारा 5(3) के तहत अपनी अंततम ररपोटष और तनणषय में पूवषवती आंध्र 
प्रदेश राज्य को 75% तनभषरता पर 811 टीएमसी जल का आबंटन ककया है। 811 टीएमसी की 
उपरोक्त मात्रा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के दहथसे का तनणषय अब तक न तो एक 
समझौते के माध्यम से और न ही ककसी न्यायाधधकरण द्वारा ककया जा सका है। 



(ख) और (ग): आंध्र प्रदेश और तेलगंाना के बीच ठोस जल आवंटन के अभाव में, जल संसाधन, 
नदी ववकास और गंगा संरक्षण ववभाग द्वारा ददनांक 18 और 19 जून, 2015 को आयोस्जत 
एक बैठक में अथथायी उपाय के रूप में दोनों राज्यों द्वारा जल वर्ष 2015-16 के ललए एक 
कायष व्यवथथा पर पारथपररक रूप से सहमतत व्यक्त की गई थी। बाद के वर्ों के ललए कायष 
व्यवथथा को शीर्ष पररर्द (2016-17 के ललए) और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ष (केआरएमबी) 
(2017-18 से 2022-23 के ललए) द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अनुमोददत ककया गया था। 
दोनों राज्य अनुमोददत कायष व्यवथथा के अनुसार कृष्णा जल का आहरण/उपयोग कर रहे हैं। 
 
(घ) और (ङ): श्रीशैलम, नागाजुषन सागर और पुललधचतंला पररयोजनाओं में आन्ध्र प्रदेश और 
तेलंगाना के बीच साझा जलाशय हैं, स्जनमें राज्यों द्वारा जल ववद्युत उत्पादन ककया जाता 
है। बांध अधधशेर् की स्थथतत के दौरान, दोनों राज्य अपने संबंधधत ववद्युत घरों की उत्पादन 
क्षमताओं के अनुसार अधधकतम ववद्युत उत्पादन करते हैं। तथावप, अधधशेर् न होने की अवधध 
के दौरान राज्यों से ववद्युत उत्पादन को सीलमत करने की अपेक्षा की जाती है ताकक दोनों 
राज्यों की लसचंाई और पेयजल की अनुप्रवाह आवश्यकता को पूरा ककया जा सके। जल वर्ष 
2020-21 और 2021-22 के दौरान, दोनों राज्य जल ववद्युत उत्पादन को रोकने के ललए 
केआरएमबी से बार-बार अनुथमारक देने के बावजूद गैर-अधधशेर् अवधध में उपरोक्त आवश्यकता 
से भटक रहे हैं। 
 

राज्यों द्वारा ववद्युत उत्पादन के ललए जलाशयों के कुप्रबंधन को हल करने के ललए, 
केआरएमबी ने उधचत जलाशय प्रबंधन सुतनस्श्चत करने के ललए श्रीशैलम और नागाजुषन सागर 
पररयोजनाओं के पावरहाउसों के संचालन के ललए एक ठोस तंत्र ववकलसत करने के ललए एक 
उप-सलमतत (जलाशय प्रबंधन सलमतत (आरएमसी) का गठन ककया है। 
 
(च): कृष्णा जल वववाद न्यायाधधकरण-II के पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों के बीच 
कृष्णा जल आवंटन पर तनणषय लेने का अधधकार है। 

***** 


